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आईएल एंड एफएस द्वारा आंरभ की गई लंबित अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को पूरा किया जाना
1703. श्री संजय सिंहः 
क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने संकट से जूझ रही इंफ्रास्ट्रक्चर लीज़िंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएल एंड एफएस) द्वारा शुरू की गई लंबित अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का निराकरण करने और उन्हें पूरा करने के संबंध में कोई विचार बनाया है;

(ख) यदि हां, तो लंबित परियोजनाओं का पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए विचार किए गए उपाय क्या हैं;

(ग) यदि हां, तो किस वर्ष तक लंबित परियोजनाओं को पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और
(घ) यदि हां, तो आईएल एंड एफएस द्वारा आरंभ की गई लंबित परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्‍तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)
(क) और (ख): भारत सरकार ने अवरुद्ध परियोजनाओं के समाधान के लिए दिशानिर्देशों की रूपरेखा तैयार करने हेतु एक उच्‍चाधिकार प्राप्‍त समिति का गठन किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 09.03.2019 के माध्‍यम से अवरुद्ध राष्‍ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के समाधान के लिए मागदर्शक सिद्धांत जारी किए थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और इसकी कार्यान्‍वयन एजेंसियों ने इन मार्गदर्शक सिद्धांतों की रूपरेखा में ही अवरुद्ध परियोजनाओं के समाधान के उपाय करने के लिए कार्रवाई शुरू की है। 
(ग) और (घ): विभिन्‍न राज्‍यों में 17 अवरुद्ध परियोजनाओं (अर्थात् 4-महाराष्‍ट्र, 2-बिहार, 1-हिमाचल प्रदेश, 1-मेघालय, 1-पश्‍चिम बंगाल, 1-कर्नाटक, 2-राजस्‍थान, 2-जम्‍मू और कश्‍मीर, 1-ओडिशा, 1-असम, 1-उत्‍तर प्रदेश) के समाधान के लिए मैसर्स आईएल एंड एफएस द्वारा किए गए उपाय इस प्रक्रिया के विभिन्‍न चरणों में हैं।  
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